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अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 1160
16 अगस्‍त, 2013 के लिए प्रश्‍न
पश्चिमी बंगाल में खाद्यान्नों का आबंटन और वितरण
1160. श्री श्यामल चक्रवर्ती:
श्री पि0 भट्टाचार्य:
क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या सरकार को जानकारी है कि पश्चिमी बंगाल के बीपीएल और एएवाई कार्ड धारक अपनी पात्रता से कम मात्रा में खाद्यान्न प्राप्त कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा पश्चिमी बंगाल सरकार को आबंटित खाद्यान्नों की प्रमात्रा का ब्यौरा क्या है;

(घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले कितने लोगों को खाद्यान्नों के आबंटन से वंचित किया गया है; और
(ङ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्‍तर
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार)
(प्रो0 के0 वी0 थॉमस)
(क) से (³):  लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली केन्‍द्रीय सरकार तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के संयुक्‍त दायित्‍व के अंतर्गत प्रचालित की जाती है। खाद्यान्‍नों की खरीद, आबंटन तथा भारतीय खाद्य निगम के निर्दिष्‍ट डिपुओं तक उनकी सुपुर्दगी करना केन्‍द्रीय सरकार का दायित्‍व है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के भीतर खाद्यान्‍नों का आबंटन और वितरण करने, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले पात्र परिवारों की पहचान करने, उन्‍हें राशन कार्ड जारी करने और उचित दर दुकानों के कार्यकरण का पर्यवेक्षण और उनकी निगरानी करने की प्रचालनात्‍मक जिम्‍मेवारी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार की है।
वर्ष 2013-14 के दौरान भारत सरकार द्वारा स्‍वीकृत गरीबी रेखा से नीचे के तथा अंत्योदय अन्न योजना के परिवारों को 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रतिमाह की दर से वितरण के लिए पश्चिम बंगाल को 181272 टन खाद्यान्‍न आबंटित किए गए थे। 
इस राज्‍य को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उसकी हकदारी के अनुसार खाद्यान्‍नों की पूरी मात्रा आबंटित की गई है।
******
